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�वासी कामगार� पर रा�ीय नी�त
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(�ारं�भक परी�ा- सतत �वकास, गरीबी, समावेश, जनसां��क�, सामा�जक �े� म�
क�  गई पहल)

 
(मु�  परी�ा, सामा� अ�यन  ��प�- 1, 2 व 3: जनसं�ा  एवं संब� मु�े,

सामा�जक सश��करण; जनसं�ा  के अ�त संवेदनशील वग�क�  र�ा  एवं बेहतरी के
�लये ग�ठत तं�;समावेशी�वकास तथा  रोज़गार से संबं�धत �वषय)

संदभ�

हाल ही म�, नी�त आयोग ने नाग�रक समाज (Civil Society) के सद�� और
पदा�धका�रय� के एक समूह के साथ �मलकर ‘रा�ीय  �वासी �म नी�त’ का  मसौदा
तैयार �कया  है।

अ�धकार आधा�रत ���कोण

मसौदा  नी�त म� नी�त-�नमा �ण  के दो ���कोण� का  वण�न�कया  गया  है। पहला
���कोण  नकद  ह�ांतरण , �वशेष कोटा  और आर�ण  पर क� ��त है, जब�क दूसरा
���कोण  इस समुदाय  और एज�सी क�  साम�� को बढ़ाने से संबं�धत है। साथ ही
यह उन  पहलुओ ंके �नराकरण  क�  बात करता  है, जो ��� क�  �ाभा�वक �मता
के �वकास म� बाधक है।
यह नी�त ह�डआउट ���कोण  (HandoutApproach) के �ान  पर अ�धकार-

आधा�रत ढा ँच े पर आधा�रत है। यह एज�सी और �वासी कामगार� क�  �मता  पर
बाधाओ ंको हटाना  चाहती है। इसका  ल� ‘अ�ाई या  �ाई सामा�जक व  आ�थ�क
सहायता  �दान  करना  नह� होना  चा�हये, जो�क अपे�ाकृत एक सी�मत
���कोणहै।
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मसौदा  म� कहा  गया  है �क �वासन  को �वकास के एक अ�भ� अंग के �प म�
�ीकार �कया  जाना  चा�हये। साथ ही, सरकार क�  नी�तया ँ आंत�रक �वासन  को
सु�वधाजनक बनाने वाली होनी चा�हय�।
इसक�  तुलना  त�ालीन  आवासऔर शहरी गरीबी उपशमन  मं�ालय  �ारा  जनवरी
2017 म� �वासन  पर जारी �कये गए ���कोण  से क�  गई है। इस �रपोट�  म� तक�  �दया
गया  है �क कृ�ष �े� से �व�नमा �ण  और सेवाओ ंक�  ओर झुकाव  क�  �वृ�त देश म�
�वासन  क�  सफलता  से जुड़ी है।

मौजूदा  कानून  से संबं�धत मु�े

वष� 2017 क�  �रपोट�  म� तक�  �दया  गया  �क �वासी कामगार� के �लये �व�श� सुर�ा
कानून  अनाव�क था। �नय�मत और सं�वदा�क काय� को शा�मल करने वाले
�ापक ढा ँच े म� सभी कामगार� के साथ �वासी कामगार� को भी एक�कृत �कया
जाना  चा�हये।
इस �रपोट�  म� ‘अंतरा ��ीय  �वासी ��मक अ�ध�नयम,1979 क�  सीमाओ ंपर चचा � क�
गई है। यह अ�ध�नयम ��मक� को शोषण  से बचाने, गैर-भेदभाव  पूण� वेतन , या�ा
व  �व�ापन  भ�े और उपयु� काय� ���तय� से संबं�धत अ�धकार� क�  र�ा  के
�लये बनाया  गया  था।
हाला ँ�क, इसम� केवल ठेकेदार� के मा�म से �वास करने वाले ��मक� को
शा�मल �कया  गया  तथा  �तं� �प से �वास करने वाले ��मक� को छोड़ �दया
गया  है।
वष� 2017 क�  �रपोट�  म� ��मक� क�  सामा�जक सुर�ा  के �लये कानूनी आधार तैयार
के �लये एक �ापक कानूनका  आ�ान  �कया  गया  था , जो सू�,लघु और म�म
उ�म मं�ालय  के तहत ‘असंग�ठत �े� म� रा�ीय  उ�म आयोग’ �ारा  वष� 2007 क�
�सफा�रश� के अनु�प था।
नी�त आयोग ने इस मसौदे म� �वा�सय� क�  �भावी सुर�ा  के �लये वष� 1979 के
अ�ध�नयम म� संशोधन  का  उ�ेख �कया  गया  है।

सरकार का  �ावहा�रक प�

�वा�सय� के �लये योजनाओ ंवकाय��म� को लागू करने क�  �दशा  म� नी�त आयोग
का  मसौदा  मं��य�, रा�� एवं �ानीय  �वभाग� के बीच  सम�य  के �लये सं�ागत
तं��ा�पत करने क�  बात करता  है।
इसम� �म और रोजगार मं�ालय  को नी�तय� के काया ��यन  के �लये नोडल
मं�ालय  मानने के साथ-साथ अ� मं�ालय� क�  मदद  के �लये एक �वशेष इकाई
के गठन  क�  बात क�  गई है।यह इकाई उ� �वास �े�� म� �वास संसाधन
क� ��,रा�ीय  �म हे�लाइन , ��मक प�रवार� को सरकारी योजनाओ ंसे जोड़ने एवं
अंतरा ��ीय  �वास �बंधन  �नकाय� का  �बंधन  करेगी।
अंतरा ��ीय  �वासन  �बंधन  �नकाय� के संबंध म� इसका  सुझाव  है �क �मुख �वास
ग�लयार� के साथ-साथ �ोत और गंत� रा�� के �म �वभाग को ‘�वासी ��मक
सेल’ के मा�म से एक साथ �मलकर काय� करना  चा�हये।साथ ही, �व�भ�
मं�ालय� म� �वासन  क� �  �ब� दु बनाए जाने का  भी सुझाव  है।

�वासन  रोकने के तरीके
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य��प मसौदे म� �वासन  के सकारा�क प� क�  चचा � क�  गई है, �फर भी इसे
रोकने के उपाय  सुझाए गए है।मसौदे म� �वा�सय� के उ�म (�ोत) वाले रा�� म�
आ�दवा�सय� क�  �ानीय  आजी�वका  म� वृ�� के �लये �ूनतममजदूरी बढ़ाने क�
बात क�  गई है।
�ोत रा�� म� सामुदा�यक �नमा �ण  संगठन� (CBO) और �शास�नक �ॉफ  क�
अनुप���त ने �वकास काय��म� तक प�ँच  को बा�धत �कया  है, �जसने
आ�दवा�सय� को पलायन  के �लये मज़बूर �कया  है।
सरकारी नी�तय� का  ल� ‘�वासी ��मक� क�  सहायता  के �लयेपंचायत� क�
भू�मका  को बढ़ाना ’ और �वास क�  ���तय� म� सुधार के �लये शहरी व  �ामीण
नी�तय� को एक�कृत करना  होना  चा�हये।
पंचायत� को �वासी ��मक� का  एक डेटाबेस तैयार करने के साथ-साथ पहचान
प� व  पासबुक जारी करनाचा�हये। इसके अ�त�र� ��श�ण , �ेसम�ट और
सामा�जक-सुर�ा  लाभ आ�ासन  के मा�म से ‘�वास �बंधन  और शासन ’को
मज़बूत करना  चा�हये।

डाटा  का  मह�

मसौदा  ‘माँग और आपू�त�  के बीच  अंतर को भरने’ म� �नयो�ाओ ंक�  मदद  और
सामा�जक क�ाण  योजनाओ ंका  अ�धकतम लाभ सु�न��तकरने के �लये एक
क� �ीय  डाटाबेस क�  आव�कता  पर जोर देता  है।
यह मं�ालय� व  जनगणना  काया �लय  को �वा�सय� क�  प�रभाषाओ ंके अनु�प
होने तथा  मौजूदा  सव��ण� म� �वासी-�व�श� चर�को शा�मल करने क�  बात करता
है। वष� 2017 क�  �रपोट�  म� भारत के महापंजीयक को �ारं�भक सारणीयन  के एक
वष� के भीतर �वासन  डाटा  जारी करने क�  भी बात कही गई है।
साथ ही, इसम� रा�ीय  नमूना  सव��ण  काया �लय  से आव�धक �म बल सव��ण  म�
�वास से संबं�धत �� को शा�मल करने और �वासन  पर एक अलग सव��ण
करने को भी कहा  गया  है।
मसौदे म� शोषण  को �नयं��त करने के �लये �शास�नक �मता  क�  कमी का  �ज�
�कया  गया  है।रा�  के�म �वभाग� म� �वासन  के मु�� से जुड़ा  व  ब�त कम है और वे
मानव  त�री को रोकने से संबं�धत ह�। �ानीय  �शासन  �नगरानी करने क�
���त म� नह� है, जो �बचौ�लय� के पनपने और �वा�सय� के शोषण  का  आधार बन
गया  है।

�व�श� �सफा�रश�

इस मसौदे म� पंचायती राज, �ामीण  �वकास और आवास एवं शहरी मामल� के
मं�ालय� को उ� �वासन  �े�� म� ‘�वास संसाधन  क� � ’ बनाने म� मदद  करने के
�लये जनजातीय  मामल� के �वासन  डाटा  के उपयोग क�  बात कही गई है।साथ
ही,कौशल�वकास और उ��मता  मं�ालय  को इन  क� �� म� कौशल �नमा �ण  पर �ान
क� ��त करने क�  बात कही गई है।
�श�ा  मं�ालय  को �वा�सय� के ब�� को �श�ा  क�  मु�  धारा  म� लाने के �लये
�श�ा  का  अ�धकार अ�ध�नयम के तहत उपाय  करना  चा�हये। इन  ब�� क�  मै�प�ग
के साथ �वासगंत�� म� �ानीय  भाषा  के �श�क उपल� कराना  भी आव�क है।
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आवासन  और शहरी मामले मं�ालय  को शहर� म� �वा�सय� के �लये रैन  बसेर�,
अ�-ठहराव  वाले घर� और मौसम के अनुकूल आवास के मु�� को हल करना
चा�हये।
रा�ीय  कानूनी सेवा  �ा�धकरण  (एन .ए.एल.एस.ए.) और �म मं�ालय  को �वासी
��मक� क�  त�री, �ूनतम मजदूरी के उ�ंघन , काय��ल पर दु��वहार व
दुघ�टनाओ ंके �लये �शकायत �नवारण  सेल तथा  फा� �ैक कानूनी ��त��याओ ं
क�  �ापना  करनीचा�हये।


